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जिसका उत्‍तर 24 नवम्‍बर, 2014 को दिया जाना है ।
.....
यमुना के किनारों की पुन: स्‍वच्‍छ बनाया जाना
154.  डा. प्रदीप कुमार बालमुचू :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्‍या राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस अपशिष्‍ट और निर्माण-कार्य के कचरे को यमुना नदी में डाल दिए जाने संबंधी ब्‍यौरे की जांच करने हेतु दो समितियां गठित की थीं  ;

(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ;

(3) क्‍या इन समितियों ने नदियों की स्‍वच्‍छता की स्थिति पर अपने प्रतिवेदन सौंप दिये हैं ; 
(4) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; और 
(5) नदी को पुन: स्‍वच्‍छ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्‍या कदम उठाये जा रहे हैं ?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री  (प्रो. सांवर लाल जाट)
(क)   जी, हां ।
(ख)   31 जनवरी, 2014 और 1 फरवरी, 2014 को माननीय राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों पर, यमुना नदी के तटों पर डाले गए कूड़ा-करकट, ठोस अपशिष्‍ट, निर्माण सामग्री आदि को हटाने के लिए इसके आदेशों के कार्यान्‍वयन का पर्यवेक्षण करने हेतु सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्‍यक्षता में एक समिति गठित की गई थी ।  माननीय राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों पर 22 जुलाई, 2014 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यमुना नदी के तट के विकास की योजना को अंतिम रूप देने के लिए विश्‍लेषण, जांच एवं उपाय सुझाने हेतु एक त्रिसदस्‍यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी ।  
(ग) और (घ) जी, हां । सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्‍यक्षता वाली समिति की प्रमुख सिफारिशों में समिति द्वारा प्रस्‍तुत की गई विस्‍तृत रिपोर्ट के अनुसार नदी और इसके सक्रिय बाढ़ मैदानों के पुनरुद्धार के लिए उठाए जाने वाले विभिन्‍न उपाय शामिल हैं । त्रिसदस्‍यीय विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की कि सक्रिय बाढ़ मैदानों में यमुना नदी के तट के विकास (वाईआरएफडी) स्‍कीम व्‍यवहार्य नहीं है और इसे नदी तथा इसके बाढ़ मैदानों के पुनरुद्धार के लिए एक योजना से बदल दिया जाना चाहिए । 
(ड.)    दिल्‍ली में यमुना नदी में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ट्रंक सीवर के पुनर्वास, वर्तमान परिशोधन तंत्रों के उन्‍नयन / आधुनिकीकरण तथा अतिरिक्‍त परिशोधन क्षमता के सृजन हेतु 1656 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यमुना कार्य योजना चरण – III (वाईएपी – III) अनुमोदित की गई है । हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में यमुना में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 217.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दो अन्‍य परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं । इसके अतिरिक्‍त दिल्‍ली में यमुना में प्रवाहित हो रहे प्रमुख नालों के सीवेज के अवरोधन के लिए 1357 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अवरोधक सीवर परियोजना कार्यानन्‍वित की जा रही है ।  एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन के नए प्रयास अर्थात्‍ ‘नमामि गंगे’ में भी यमुना नदी को गंगा नदी की प्रमुख वितरिका के रूप में शामिल किया जाएगा । 
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